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जिसका उत्‍तर 17 दिसम्‍बर, 2018 को दिया जाना है।
*****
पोलावरम परियोजना कार्य की गुणवत्ता पर रिपोर्ट
787. डा. के.वी.पी. रामचन्द्र राव: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या सरकार को जानकारी है कि पोलावरम परियोजना की गुणवत्ता निर्धारित स्तरों तक नहीं है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ख) 
क्या सरकार परियोजना के कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरत रही है और कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए वर्तमान में मौजूद तंत्र का ब्यौरा क्या है; 
(ग) 
क्या किसी प्राधिकरण ने अब तक पोलावरम के कार्यों की गुणवत्ता में कोई कमी पायी है और उनके द्वारा क्या सुधार सुझाये गए हैं; और 
(घ) 
उन कार्यों का ब्यौरा क्या है, जहां निधि की कमी के कारण कोई प्रगति नहीं हुई है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क से ग) पोलवरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए) ने सूचित किया है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना(पीआईपी) के कार्यों की गुणवत्ता में अभी तक कोई कमी नहीं पाई गई है। गुणवत्ता नियंत्रण कार्यों की निगरानी, जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश के अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता नियंत्रण परिमंडल, दालईश्वरम के नेतृत्व में एक दल द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण ने, परियोजना के संबंध में परियोजना प्राधिकरियों द्वारा किए जाने वाला सभी गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों की समीक्षा के लिए केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला (सीएसएसआरएस),नई दिल्ली को गुणवत्ता परामर्शदाता के रूप में भी नियुक्त किया गया है। पीपीए के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएसपी) के तौर पर कार्य कर रहा है, इसके अतिरिक्त, पीपीए के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएसपी) के तौर पर कार्य कर रहा जल एवं विद्युत परामर्शी सेवा (वाप्कोस) भी गुणवत्ता आश्वासन योजना के अनुसार दैनिक आधार पर कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करता है। 
(घ) परियोजना जब इसे दिनांक 01.04.2019 को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। उस समय, सिंचाई घटक की शेष लागत वर्तमान अनुमोदित लागत के अनुसार, 7158.53 करोड़ रुपए थी उसके बाद, पीपीए और केंद्रीय जल आयोग द्वारा संस्तुत पात्र प्रस्तावों के अनुसार, समय समय पर 6764.16 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लगभग 62.16% कार्य पूरे हो गया है और परियोजना को दिसम्बर, 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 
*****
